
 353.0  Tarnishing  of  Image  BHADRA  6,  1903  (SAKA)
 of  Mchatma  Gandhi

 (Res.)

 Amendment  No.  4  was,  by  leave,  with-
 drawn,

 MR.  CHAIRMAN:  I  shall  now  put
 amendment  No.  5  moved  by  Shri  B.R.
 Nahata  to  the  vote  of  the  House,

 Amendment  No.  5  was  put  and  nega-

 tived.

 MR.  CHAIRMAN:  I  shall  now  put
 amendment  No.  6  moved  by  Shri  Ka-
 mal  Nath  Jha  to  the  vote  of  the  House.

 Amendment  No.  6  was  put  and  nega-
 tived.  wee

 MR.  CHAIRMAN:  I  shall  now  put
 amendment  No.  8  moveg  by  Shri  Mool
 Chand  Daga  to  the  vote  of  the  Iouse,

 Amendment  No.  8  was  put  and  nega-
 tived,

 MR.  CHAIRMAN:  I  shall  now  put
 amendment  No.  9  moved  by  Shri  Ram
 Singh  Yadav  to  the  vote  of  the  House.

 Amendment  No.  9  was  put  and  nega-
 tived,

 MR,  CHAIRMAN:  I  take  up  amend-
 ment  moved  by  Shri  Eduardo  Faleiro.

 The  question  is:

 That  in  the  resolution,—

 (i)  omit  “by  signs,  words  or  publi-
 cationsਂ

 (ii)  for  “image”  substitute  “name”

 (iil)  for  “be  made  a
 offenceਂ  substitute—

 cognizable

 “be  taken  serious  note  of  and  a
 Commission  of  Enquiry  be  appointed
 under  the  Commission  of  enquiry

 Act,  1952  to  enqu:re  into  the  acts
 and  activities  including  publications
 and  sources  and  misuse  of  funds,

 of  the  Gandhi  Peace  Foundation,  the
 Gandhi  Samarak  Nidhi  and  the  All
 India  Serva  Seva  Sangh  and  other
 closely  connected  organisations  and
 report  to  the  Government  within  a
 period  of  six  months.”

 The  motion  was  adopted.
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 MR.  CHAIRMAN:  I  put  Resolution,
 as  amended,  to  the  vote  of  the  House.
 The  question  is:

 “This  House  recommends  to  the
 Government  that  any  action  to  tar-
 nish  the  name  of  Mahatma  Gandhi,
 the  Father  of  our  Nation,  be  taken
 serious  note  of  and  qa  Commission  of
 Enquiry  be  appointed  under  the
 Commissions  of  Enquiry  Act,  1952  to
 enquire  into  the  acts  and  activities
 including  publications  and,  sources
 and  misuse  of  funds.  of  the  Gandhi
 Peace  Foundation,  the  Gandhi  Sa-
 marak  Nidhi  and  the  All  India  Serva
 Seva  Sangh  and  other  closely  con-
 nected  organisations  and  report  to
 the  Government  within  a  period  of

 six  months.”

 The  motion  was  adopted.

 16.50  hrs.

 RESOLUTION  RE,  JOB  GUARANTEE
 TO  THE  EDUCATED  YOUTHS  OF

 SCHEDULED  CASTES  AND
 SCHEDULED  TRIBES

 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  take
 up  the  next  Resolution  to  be  moved
 by  Shri  Ram  Swaroop  Ram.

 The  resolution  reads  as  follows:

 “Considering  that  even  34  years
 after  Independence  the  lot  of  a
 majority  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  persons  has  not
 improved  economically  and  socially,
 this  House  recommends  to  the  Gov-
 ernment  to  draw  up  plans  to  provide
 job  guarantee  to  the  educated
 youths  of  those  communities  with-
 in  next  five  years.”

 अनुसूचित  -जन-जातियों...  के.  अधिकांश
 व्यक्तियों की  दशा  मेंਂ  आर्थिक,  सामाजिक
 दृष्टि से  काई  सुधार  नहीं  हजा  ह,  यह
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 है  लकिन  देखन  4  यह  हुह  है  कि
 मिडिल  कौर  सेकेडरी  आंकड़ों  में  भारी
 गिरावट  भाई  है  ।  लेकिन  इन  जातियों

 में  विशेषत:  अनुसूचित  जन  जाति  के

 लोगों  में  काफी  शिक्षा  बेकार  हो  जाती  है  ।
 बेकारी  का  जो  कारण  बताया  वहू  यह
 है  कि  आयुक्त  की  1970-71  की

 रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि

 इस  विषय  पर  विभिन्न  अध्ययनों  के
 निष्कर्षों  के  झभ्राघार  पर  राज्य  सरकारों
 भौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों
 को  सुधारात्मक  उपाय  बरतने  के  लिये
 शीघ्र  कार्यवाही  करनी.  चाहियेਂ  ताकि

 अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जत-
 जातियों  में  शिक्षा  की  इस  छीजन  को «
 रोका  जा  सके  ।  इस  संबंध  में  आदिवासी

 BHADRA  6,  1908  (SAKA)  to  SC  and  ST  362
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 झनुसंघान  संस्थान,  अहमदाबाद  दवारा

 गुजरात  के  आठ  आदिवासी  जिलों  में

 हाल  ही  में  किये  गये  एक  अध्ययन  से

 पता  चला  था  कि  आदिवासी बच्चे  जब
 तक  चौथी  कक्षा  में  पहुंचते  हैं,  उनमें
 शिक्षा  की  सीजन  भीर  रूखता  की  दर
 79,7  प्रतिशत  तक  पहुंच  जाती  है  ।

 सभापति  महोदय :  आपके  12  मिनट

 हो  गये  है,  3  मिनट  और  बोल  लीजिये  |

 श्री  राम  स्वरूप  राम  :  मुझे  अभी

 बहुत  कुछ  कहना  है  हुजूर  ।  5  मिनट
 में  काम  काम  नहीं  चलेगा  ।  नगर  आज

 समय  नहीं  दिया  जा  सके तो  कल  बोलने
 दीजिय े|

 PROF.  १1,  G.  RANGA  (Guatu,
 He  is  the  power  of  the  resolution,  Sir.
 Please  allow  him  20  or  25  minutes.

 MR.  CHAIRMAN  ।  Let  him  continue.

 शी  राम  स्वरुप  राम  :  उसकी

 एजूकेशन  में  जो
 इरोजन

 हो  रहा  है,
 उसको  रोकने  के  लिये.  हर  जगह  पर
 यह  कैसे  एए  यए  है  य  देय  छि

 तहसील  लेबल  पर  या  प्रखंड  लेबल  पर

 15  सौ  कैपेसिटी  का  एक-एक  रेजिडेंशल

 सकून  विध  होस्टल  बना  दीजिये  जहां

 उसको  फी  एजूकेशन  हो,  फी  लानिंग  हो
 ओर  सारी  चीजें मिले  ।  उसकी  शिक्षा

 को  आप  अपने  हाथ  में  रखिये,  राज्य

 सरकार  को  वह  मत  दीजिये  ।  मेरा  कहना

 है  कि  श्रादिवसी  बच्चों  की  शिक्षा

 केन्द्रीय  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  भोर

 उसकी  देखरेख  में  शिक्षा  हो  तो  में

 समझता  हुं  कि  इससे  कुछ  सुसंस्कृत  मानव
 dar  कर  सकेंगे  ।  क्योंकि  जब  तक  इनको
 ऊपर  नहीं  उठा  सकेंगे,  तब  तक  श्राप

 दुनिया  की  दौड़  में  आगे  नहीं  श्री  सकते
 है ं।
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 [at  रामस्वरूप  राम]

 हम  भी  आपके  अरंग  हैं  ।  अपर

 आपका  एक  कंग  रामजोर  रहेगा।  तो
 उसका  असर  सारे  शरीर  पर  पड़ेगा,

 यह  मं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को

 कहना  चाहता  ह. ।

 एक  चीज  में  और  कहना  चाहता

 ह  हरिजनों  के  लिये  मेंने  अपनी  मेहनत
 से  एक  डाटा  कॉलेज  किया  है  बिहार  के

 बारे  में  ।  झाप  उससे  ग्रन्दाज़ा  लगा  सकते

 हैं  कि  रिजर्वेशन  का  क्या  हाल  वहां  है  ।

 इसमें  दो  राय  नहीं  कि  सुधार  हमा  है,

 लेकिन  नगप्य  है  ।

 नम्बर  आफ  एम्पलाइज

 बिहार  में  4  लाख  है  जिसमे  किरानी,

 बाबू,  अफसर  सब  हैं  ।  टोटल  नंबर  श्राफ
 feast  सीट  फार  शिडयू  काइट्स  शौर

 शिड्यूल  ट्राइबल  24  पर सेट होती  है  तो
 4  लाख  में  हमको  96  हजार  fers

 सीट्स  मिलनी  चाहिये  थी  लेकिन  टोटल

 नम्बर  श्राफ  राजपक्षे  सीट्स  फिल्ड  सिफ

 5  पर सेट  है  यानी  20,000  हुई।
 अभी  भी.  टोटल  नंबर  श्राफ  केन्ट

 रिजर्व  सीट्स  फार  शिड्यूल्ड  कास्ट्रीस
 एंड  ट्राइन्स  76  हजार  है  जो  कि  झन-

 फिल्ड हैं  ।  मे  यह  नहीं  कह  रहा  ह.  कि

 चपरासी,  बाबू  और  अफसर  की  इनमें

 कितनी  हैं  लेकिन  यह  कह  रहा  ह,  कि

 यह  76,000  wafers  है  ।  यह  बिहार
 का  डाटा  मे  दे  रहा  ह.  ।

 झगर  हमारे  76,000  आदमियों

 को  एम्प्लॉयमेंट  मिला  होता  तो.  76

 यूनिट  डेवलप्मेंट  में  आ  जाता,  झा धिक

 एनिमेशन  हो  जाता  ।  लेकिन  नतीजा  यह

 gat  कि  उसके  न  होने  से  1971  से

 1980  के  10  बरस  में  हमको  कहां
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 कितना  घाटा  हुआ  है  वहू  7  अरब  5

 क्रोड़  50  लाख  का  ey

 अगर  यह  रिलेशन  भर  जाता;

 हमारी  सरकार.  टोटों.  रिजर्वेशन  से

 गाइड  होती,  पालिसी  जो  बनती,  उसमें

 सारी  चीजें  होती  तो  आज  हरिजन
 आदिवासियों  के  उत्थान  में  7  अरब  5

 करोड़  50  लख  हत्या  लगता  ।  नतीजा

 ug  gat  कि  रिजर्वेशन  न  देने  से  हमने
 इस  स्टेट  को  अकेले  हरिजन  और  शादी-
 बासियों  को  शिक्षित  होने  और  नौकरी

 न  देने  के  कारण  जो  राज्य  फो रगो  किया

 बह  7  अरव5  करोड़ 50  लाख  है  यह
 एक  स्टेट  का  डाटा  है  ।  अगर

 हम.  सारी  स्टेटस  के  डेटा  को  देखें,
 तो  पता  चलेगा  कि  स्थिति  कितनी,  खराब

 है।  प्रमर  पूरे  देश  में  रिजर्वेशन  को  लागू
 कर  दिया  गया.  होता,  तो.  हरिजन-
 आदिवासियों  का  उन्थान  हो  जाता  ।  हम

 देखते  है  कि  हमारी  आरक्षण  की  नीति  में
 हुर  जगह  बिखराव  आया  है ।  प्राईवेट

 सैक्टर  हो  या  पब्लिक  सैक्टर,  हर  जगह
 wer  जाता  है  कि  एलिजिबल  कैडीडेंटस

 नहीं  हैं,  यहां  तक  कि  चपरासी  के  पद

 .पर  भी  उनकी  बहाली  नहीं  पाती  है  ।
 अभी  हाल  में  फ्टेंलाइजर  कारमेन
 के  अंतर्गत  दुर्गापुर  में  चपरासियों  के
 आठ  स्थान  हरिजन-झादिवासियों  के  लिए

 सुरक्षित  रखे  गए  थे  ।  सुनते  है  कि  कोई

 कुकरेजा  साहब  वहां  गए  और  उन्होंने

 कहा  कि  इन  पोस्ट्स  को  जेनर ला इज
 कर  दो,  इनको  रिज़र्व  न.  रखो  ।  यह

 बहुत  अफ़्सोस  की  बात  है  ।  क्या  हममें

 कभी  तक  चपरासी  के  पद  पर  काम  करने
 की  योग्यता  भी  नहीं  भाई  है?  वहां  पर

 बहुत  से  हरिजन  पहले  से  काम  कर  रहे
 हैं। में  समझता हूं  कि  इस  नारे  में
 अधिकारियों  के  स्तर  पर  बहुत  किस-
 झभ्ानेस्टी  हो  रही  है  सरकार  की  मंशा

 है  कि  हम  रिज़र्वेशन  को  बहुत  तेजी  के
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 साथ  लागू  करें,  लेकिन  कहीं न  कहीं
 डिस-शझ्निस्टी  तो  है।  म्रगर  इस  तरफ़

 ध्यान  नहीं  दिया  जायेगा,  तो  हम  इन
 ait  को  स्पीचेस  ऊपर  उठा  सकेंग े?

 सरकार  जो  जमीन  बांटना  चाहती

 है,  बहू  बाटे,  लेकिन  वह  एक  काम  करे,
 जिस  पर  हमारा  अधिकार  है,  कि  वहू

 हरिजन-प्रादिवासियों  .  के  लिए.  जाब

 गारंटी  की  व्यवस्था  करे ।  में  समझता

 हू.  कि  इस  पर  किसी  को  आपत्ति  नहीं
 होगी  और  कोई  वर्ग  नाखुश  नहीं  होगा ।
 सभी  को  इसे  स्पोर्ट  करना  चाहिए ।
 हाउस  Wit  ag  संकल्प  करे  कि  मिडल

 पास  से  ले  कर  एम०  To  पास  तक

 हरिजन-श्नादिवासियों  के  जो  बच्चे  बेकार

 हैं,  एक  कलम  से  एक  कल बद्ध  योजना  बना

 कर  उनके  लिए  जाब  गारंटी  कर  दी

 जाए  ।  आखिर  सरकार  कितनी.  जमीन

 बांट  सकेगी  ?  सरकार  हरिनन-प्रादिवासियों
 को  जमीन  देगी  ओर  श्री  मनीराम  बागड़ी
 के  आदमी  या  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 के  आदमी  जा  कर  उसको  छीन  लेंगे

 सरकार  हम  लोगों  की  Bar  क्यों  वाराना

 चाहती  है  ?  (ब्याबान)  अज.  जमीन
 का  झंझट  हर  जगह  है  ।  हरिजनों  और

 आदिवासियों  पर  एट्रोसिटीज़  के  बढ़ने
 का  मेन  कारण  जमीन  का  झगड़ा  है।
 सरकार  उन्हें  प्रोटेक्शन  नहीं  दे  सकती ।
 थानेदार  और  एस  डी  ओ  दूसरे  लोगों

 के  साथ  मिल  जाते  हैं।  सरकार  की

 मंशा  साफ  है,  वहू  उन  लोगों  को  ज़मीन
 देना  चाहती  है  शर  उन्हें  ऊपर  उठाना

 चाहती  है,  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है
 कि  जमीन  के  साथ  उनकी  जान  भी  चली
 जाती  है  ।

 हरिजन-भादिवासियों  के  लिए  शिक्षा

 की  व्यवस्था  करना  सरकार  के  अधिकार-
 क्षेत्र  में  है।  उसके  लिए  कोई  सीलिंग

 एक्ट  बनाने  की  जरूरत  नहीं  है।  इससे
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 परिजन  कार्य  कौर  कोई  नहीं  हो  सकता

 है।  सरकार  को  इस  बारे  में  मुस्तदी
 दिखानी  चाहिए  ।  जो  सिंचाई  की  योजनाएं

 बन  रही हैं,  उनका  लाभ  बड़े-बड़े किसानों
 को  हो  रहा  है।  बिजली  की  योजनाओं
 का  लाभ  बड़े-बड़े  किसानों  और  इंडस्ट्रीज़
 को  पहुंचता  है।  मैं  आपके  माध्यम  से
 सरक।र  से  अनुरोध  करना  चाहता  हुं  कि

 वह  बेरोजगार  हरिजन-ध्रादिवासियों  के

 लिए  नौकरों  की  गारंटी  की  व्यवस्था  करे  ।

 इस  वर्गों  की  शिक्षा  में  बहुत  फ्रोजन
 हो  रहा  है,  बहुत  वामो  हो  रही  है।
 उनमें  शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए  तहसील
 लेबल  पर  और  प्रखंड  लेबल  पर  हाई
 स्कूल  की  स्थापना  की  जाए,  ताकि  बे

 लोग  पढ़  सकें  कौर  समझ  सकें  कि  उनके
 हितों की  रक्षा हो  रही  है  ।

 पिछली  सरकार  ने  फूड  फ़ार  वर्क
 की  योजना  चलाई  थी,  जिसकी  मैने  इसी

 झागस्ट  हाउस  में  लूट  फ़ार  वर्क  कहा  था  ।
 उसी  तरह  सरकार.  को.  शिड्यूल
 काइट्स  शिड्यूल  ट्राइव्स  के  बच्चों
 के  लिए...  फूड  फ़ार.  एजूकेशन
 की  योजना  चलानी  चाहिए  ।  are  उनकी
 जो.  मानसिकता  है,  उसको  देखते  हुए
 जब  तंक  फूड  फ़ार  एजूकेशन  की  योजना

 नहीं  चलाई  जाएगी,  नब  तक  उनके  बच्चे

 शिक्षा  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  उन्हें  दस  हुए  की

 छात्रवृत्ति  दीਂ  जाती है,  जो  बिल्कुल  पर्याप्त
 है।  वे  ढिबरी  की  रोशनी  में  पढ़ते  हैं  ।
 इतना  पढ़ने  के  बावजूद  भी  वह  बेकार

 बैठता  है,  चाहे  उसने  एम०  ए०  पास

 fear  ही  या  मध्यम  शिक्षा  पाई  हो,
 लेकिन  उनको  कहा  जाता  है  कि  तुम
 मेरे  साथ  आकर  खेत  में  काम  करो ।
 इस  तरह  से  79.7  प्रतिशत  शिक्षा  में

 छीज्जन  हो  रही  है।  म॑  इस  माननीय

 सदस्य  से  शौर  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा

 .  .  (ब्यबघान) . . .
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 थो  जीत  कुमार  साहा  (विष्णुपुर):
 में  माननीय  सदस्य  से  पूछना  चाहता  ह.
 fe  यह  फूड-फार  एजुकेशन  क्या  होता
 है?

 श्री  राम  स्वरूप राम  :  फूड  फार-
 एजूकेशन  से  मेरा  मतलब  यह  है  कि  जैसे

 आपने  काम  के  बदले  अ्रनाज  की  योजना
 चलाई  थी,  पिछली  सरकार  ने

 (ब्ययधघान )  .  .

 सभापति  महोदय :  राम  स्वरूप  जी
 इस  बारे  में  श्राप  लॉबी में  बात  कर
 लीजिएगा ।

 थो  राजा  प्रसाद  यादव  (मधेपुरा):
 सभापति  जी,  बात  तो  सदन  में  उठी

 है  ।

 का  राम  स्वरूप  र्म  पढ़ेगे  यके  बदल

 wars,  आदिवासी  भर  हरिजनों  के
 बच्चों  के  लिए  सुविधा ।  जैसे  कि  एक
 परिवार  में  हरिजन  के  चार  बच्चे  हैं
 कौर  वहू  बेचारा  दो-चार  रू०  छात्रवत्ति
 लेता है  ।

 neh  Gone
 दे  ब. 4.  सामा  चार  बच्चे

 तो  हो  नहीं  सकते  है,  आराज  कल  तो  दो
 बच्चे  होते  ....  (व्यवधान.

 थो  राम  स्वरूप  राम:  श्राप  समस

 गए  होंगे,  झप  खुद  समझदार  है  ।  मं  ने
 जो  फट  सुझाव  दिए  है--पहला  जॉब

 गारन्टी,  सातवाँ  से  एम०  ए०  तक  गाल बद्ध

 योजना  बना  कर  पांच  वर्ष  में  नौकरों  की

 व्यवस्था  निश्चित  रूप  से  करे  ।  दूसरा
 है,  शिक्षा  को  प्रखंड  लैबल  से  ले  कर

 सारे  देश  में  एक  हाई-स्कूल  बनाया  जाए !
 वहू  पर  फ्ी-फू  औी  सब  तरह  की
 सुविधा  दी!  जाए  और  तीसरे  उनके  बच्चों

 को  इंसेंटिव  देने  के  लिए  फूड-फार-एजुकेशन
 लावे,  ताकि  हरिजन  के  बच्चों  को  शिक्षा

 दी  जा  सक े।
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 इन  शब्दों  के  साथ  अपनी  लोकप्रिय
 सरकार  से  शामके  माध्यम  से  कहना

 चाहता  हू.  कि  वे  इस  पर  गम्भीरता  से
 विचार  करे  ।

 MR.  CHAIRMAN  There  are  some
 amendments,  Mr,  Dagg  is  not  pre-
 sent,  So,  his  amendment  is  not  moved.
 Shri  Ram  Singh  Yadav  is  not  present.
 So,  his  amendment  is  not  moved.
 Shri  Kunwar  Ram  is  not  present.  So,
 his  amendment  1s  not  moved.

 थी  हकीकत  बहादूर  (गोरखपुर):
 माननीय  सभापति  जी,  में  इस  माननीय

 सदन  में  श्री!  राम  req  राम  जी
 के  इस  प्रस्ताव  का  सेन  करने  के  लिए

 खड़ा  कभ्रा  हूं  ।  लेकिन  कभी  बहस  के  बाद
 सरकार  की  तरफ  से  दबाव  पड़ेगा,  श्री

 राम  स्वरूप  जी  जरा  इधर  ध्यान  दीजिए,
 तो  वे  प्रस्ताव  वापिस  ले  लेगे  कौर  प्रस्ताव
 के  पास  करने  के  लिए  दवाव  नहीं  डालेंगे

 कि  प्रस्ताव पास  किया  जाए  ।  ऐस  स्थिति
 में.  इनकी.  मंशा.  सचमुच  इस

 प्रस्ताव  के  पक्ष  मे  है  या  नहीं  है,  इस
 पर  मझे  संदेह  है  ।  यह  केवल  एफ  प्रकार
 का  राजनातिक  वातावरण  पदा  करन  के

 faq  प्रस्ताव  लाया.  गया  है  ।  भ्रमर

 वास्तव  में  इनकी  मंशा  है  तो  किसी  भी

 प्रकार  का  दबाव  इनके  ऊपर  क्यों  न  पड़े,
 इन्हें  इस  प्रस्ताव  को  वापिस  नहीं  लेना

 चाहिए  ।  यदि  वे  ऐसा  करते  है,  तो  हम
 सब  लोग  इनका  पुरा  समर्थन  करेंगे  क्योकि

 इन्होंने  बड़े  ब्यापक  पैमाने पर  इसकी  चर्चा
 की  है।  इसीलिए  में  कहना  चाहता हूं  कि

 हरिजनों  की  स्थिति,  आज  की  सरकार

 मे,  केवल  हरिजनों  की  ही  नही,  सभी
 प्रकार  के  कमजोर  बलों  की,  वाहे  वे  हरिजन
 हों,  भ्रादिवासो  हों,  अल्प-संख्यक  हों,
 था  दूसरे  वर्ग  के  लोग  हों--सभी  की  स्थिति

 प्रति  किन  बिगड़ती  चली  जा  रहे  ह
 भरीर  किसी  के  जीवन  में  कोई  सुरक्षा

 ~
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 नहीं  रह  गई  है,  तब  फिर  उन  को  रोज-

 कार  क्या  सिलेगा ?  माननीय  कानून  मंत्री

 जो  हंस  रहे  हैं,  लेकिन  मैं  सच्ची  बात
 कह  रहा  हूं,  इस  लिये  श्राप  को  इस  पर
 कान  बेना  चाहिये। उन  को.  रोज़गार

 की  क्या  सुरक्षा  मिलेगी,  क्या.  गारंटी

 मिलेगी,  जब  कि  उन  का  जोवन  ही

 सुरक्षित  नहीं  है  ।  जब,  से  यह  सरकार
 सत्ता  में  भाई,  कितने  हरिजनों  की  हत्या यें

 हुई  ।  भाप  को  मालूम  होगा  ।

 सवाल  यह  है  कि  राज  हमारे  देश

 के  सामने  बेरोज़गारी  की  भीषण  समस्या

 है  जिस  से  हमारे  देश  के  सभी  लोग
 अस्त  हैं  ।  जहां  तक  कमजोर वर्गों  का
 संबंध है  उन  के  ऊपर इस  बेरोज़गारी

 का  बहुत  ज्यादा  प्रभाव  पड़  रहा  है,
 यहीं  कारण  है  कि  हरिजन,  श्रादिवासों

 तथा  धन्य  जो  कमजोर  वर्गो ंके  लोग  हैं
 उनकी  हालत  और  भी  ज्यादा  खराब  होतीਂ
 जा  रही  है।  सरकार  को  उन  की  इस

 समस्या  के  समाधान  के  लिये  विशेष  रूप
 से  ध्यान  देना  चाहिये,  लेकिन  दुख  रहे

 है  कि  यह  सरकार  उस  पर  ध्यान  नहीं
 दे  रही  ह ै।

 प्रस्तावक  महोदय  ने  एक  सवाल

 ज़मीन  के  वितरण  भीर  उन  की  सुरक्षा
 का  उठाया  था ।  मैं  कहू  गा--हमारे  उत्तर

 प्रदेश  में  जब  श्राप  को  सरकार  बनी,
 उस  के  कुछ  दिन  बाद  कुफल्टा  में  16

 हरिजन  जिन्दा  जला  दिये  गये,  क्या  उन

 की  सुरक्षा  हुई-थाप  जरा  प्रपनी  सरकार

 से  पूछिये  ।  पिपरा  और  बढ़िया  काण्ड

 हुए,  दर्जनों  हरिजनों  को  मारा  गया-मैं

 समझता  ह.  श्राप  को  इस  की  भी  जान-
 कारी  होगी ।  मान्यवर,  इन  के  बिहार

 में  सासाराम  एक  जगह  है  वहां  पर  कितने
 हरिजनों  को  मारा  गया  है-यह  तो  सीधे

 एक-डेढ़  महीने  पहले  की  घटना  है,  श्राप

 को  सब  अच्छी  तरह  से  मालूम  ह।...
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 सभापति  महोदय :  यहां  पर  जाब-
 गारंटी  की  बात  है  ।

 शी  हरिकेश  बहादुर  :  पहले  जीवन

 की  गारन्टी  तो  दें,  उस  के  बाद  उन  को
 रोजगार दें  ।

 सभापति  महोदय :
 रेजोल्यूशन  मूक  कीजिय े।

 श्री  हरिकेश  बहादर :  में  एक  संशोधित

 प्रस्ताव  के  रूप  में  यह  बात  कह  रहा

 ह.  क्योंकि  इन्होंने  अपने  भाषण  में  कई
 बातों  का  ज़िक्र  fear  21  मध्य  प्रदेश

 में  हरिजनों  के  साथ  क्या  हुजरा-तिरने
 मारे  गये  ?  जगह-जगह  उन  की  कोई

 सुरक्षा  नहीं  है।  जो  सरकार  उन  कों
 जीवन  की  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  कर  सकती

 वहू  सरकार  उन  को  जाब  की.  गारन्टी

 देगी,  इस  पर  तो  सभी  को  संदेह  होना

 स्वाभाविक है  और  हमें  भी  पुरा  संदेह  है  ।

 हरिजनों  को  सीलिंग  के  बाद  बचो  हुई
 ज़मीन  का  वितरण  यदि  ठीक  ढंग  से  हुभा
 होता  तो  उस  से  हरिजनों  की  बेकारी

 दर  हो  गई  होती,  लेकिन उस  का  वितरण

 सही  ढंग  से  नहीं  हुआ  आज  भी  तमाम
 गावा  मे  एसा  ज़मान  निकला  हुई  ह,
 लेकिन  उस  का  वितरण  नहीं  हो  रहा  है  ।

 इस  लिये  में  सरकार  से  मांग  करूंगा  कि

 वह  अपने  सभी  ज़िला  अधिकारियों  को

 राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  निर्देश  दे  कि
 जहां  कहीं  भी  सीलिंग  के  बाद  बची  हुई
 ज़मीन  है  उस  का  तुरन्त  वितरण  कराये ं।
 झाज  बहुत  से  भूमिती  इस  सरकार  में
 a  हुए  हैं  उन  के  पास  हजारों  एकड़
 जमीन  है,  लेकिन  उन्होंने  अपने  तमाम

 कुत्ते,  बिल्लियों  के  नम  से  बटवारा  कर
 दिया  है  और  वह  आज  भी  उन्हीं  के
 wet  में  चली  झा

 रही
 है।  क्या  यहँ

 ऐसे  लोगों
 की  ज़मीनों  की  जांच  करायेगी  शौर  उस
 जमीन  का  वितरण  करायेगी  ताकि  उन

 उत  के  लिए  श्राप
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 थी  हरिकेश  बहादुर]

 तमाम  हरिजनों  को  जो  बेकार  है',  तमाम

 झादिवासियों  को  जो  बेरोजगार  हैं-उन्हें

 बहू  जमीन  दी  जा  सके  ताकि  उन  की

 बेरोजगारी  दूर  हो।  में  मांग  करूंगा

 fe  ag  पहले  अपने  अन्दर  आंतरिक

 विश्लेषण  कारे  भ्रौर  देखे  कि  इस  प्रकार  की
 स्थिति  में  वेतनों  लोग  हैं।  ब्रावो

 पता  चल  जाएगा  कि  आप  के  नीति-निदेशक

 लोगों  की  परिधि  में  भी  ऐसे  लोग  जाते

 हैं  ।  इस  लिये  यदि  सचमुच  में  सरकार
 को  बेरोजगारी  दूर  करनी  है  तो  सब

 से  पहले  उन  भूमि चोरों  को,  चाहे  वे

 किसी  भी  पार्टी  के  हों,  किसी  भी  राज-

 नितिन  दल  के  हों,  देखना  पड़ेगा  ।  यदि

 सही  तरीके  से  भूमि  का  वितरण  हुमा
 तो  मुन्ने  पूरा  विश्वास  है  कि  बहुत  से
 हरिजनों  तथा  झ्रादिवासियों  की  परेशानियां

 दर  होंगी ।

 sist  आदिवासियों  की  क्या  स्थिति

 है?  आध्र  में  जहां  कॉंग्रेस  की  सरकार  है
 वहां पर  उन  लोगों  पर  गोलियां  चलाई  गई,
 जिस  में  30-35  श्रादिवासी  मारे  गये  ।

 इंडियन  एक्सप्रेस  की  रिपोर्ट  में  है-60
 मारे  गये  लेकिन  इस  सरकार  की  रिपोर्ट

 में  20  आदिवासियों  के  मरने  की  बाप

 कही  गई  है  ।

 MR.  CHAIRMAN:  The  hon.  Mem-
 ber  may  continue  next  time.  Now,
 we  take  up  Half-an-Hour  Discussion,
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 MR.  CHAIRMAN:  We  will  be  making
 an  announcement  on  that.

 17.30  hrs.

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 REVIEW  OF  HISTORY  AND  LANGUAGE
 TEXT-BOOKS.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO  (Mor-
 mugao):  Mr.  Chairman,  Sir,  as  I  was
 saying  it  is  neither  gooa,  nor  pleasant
 to  make  any  reference  to  the  previous
 government,  the  regime  of  the  Janata
 Party  Government.  One  does  not
 really  enjoy  it.  But  whilst  we  are
 Giscygsing  on  this  question,  on  the
 reply  given  to  the  Starred  question  in
 regarg  to  the  communal  bias  in  the
 text-books,  we  cannot  escape  the
 reference  to  what  had  happened  a  few
 years  ago.  These  were  the  years,  the
 time  during  which  all  communal  orga-
 nisations—the  R.S.S.,  the  Jamait
 Islami,  the  Christian  communal  orga-
 nisations—had  a  great  time.  It  is  very
 important  to  note  that  whatever  might
 have  been  their  private  views,  in
 public  they  never  clashed  with  each
 other.  They  even  supported  each

 other.  The  Muslim  communalists  and
 other  communaiists,  in  public,  were
 all  together  and  that  was  really  very
 peculiar  and  a  very  unfortunate  thing.

 Noy,  Sir,  I  would  right  away  say
 on  this  point  that  I  will  not  be  propos-
 ing  here  that  there  should  be  a  bias
 of  any  sort  in  education.  Therefore,
 I  would  say  that  I  am  nat  propound-
 ing  bias  of  any  other  sort.  As  far  a8
 College  and  University  eaucation  is
 concerned,  practically  there  are  no
 text-books  as  such  but  only  recom-
 mended  books  ang  I  would  urge  upon
 the  Government  to  make  all  such
 books  available  to  the  students  so  that
 they  can  have  a  broad  approach  and
 broad  understanding  on  different  as-
 pects  because  they  are  mature  enough
 to  understand  various  aspects.  Now,
 coming  to  school  text-books,  that  is,


